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 distinguish  9  twe  na  calculat:d  liberalisa-
 tion  of  imports  to  subserve  our  devclop-
 ment  priorities  expeditiously  ‘and  cti-
 ciently  and  thoughtless  liberalisation  of
 imports  without  such  an  approach  and
 proper  safeguards.  Hon'ble  Members
 will  find  that  this  policy  nowhere  aids  or
 emcourages  any  import  of  luxury  or  non-
 essential  consumer  goods.  Rather,  the  new
 policy  wants  the  materials  critical  for  the
 growth  and  stability  of  our  national
 economy,  to  be  provided  speedily  and
 economically.  In  all  humility  I  may  submit
 that  the  new  policy  has  been  evolved  after
 extensive  consultations  at  various  levels.
 I  am  fully  convinced  that  it  will  certainly
 subserve  the  interests  of  our  country  and
 our  community.

 The  new  policy  is  a  testimony  to  our
 great  people  and  their  recent  achievements
 and  self  confidence.  The  30  years  cobwebs
 of  import  controls  and  regulations  have
 been  brushed  aside.  A  radically  new  sys-
 tem  has  been  evolved.  so  that  our  industry,
 agnculture,  commerce  and  science  and
 technology  advance  ahead  with  utmost
 speed  and  confidence.  The  new  policy 1s  Casy  to  read,  simple  to  understand  and
 leas  than  a  third  in  sheer  size  of  the  pre- vious  one.  It  is  a  landmark  in  decentra-
 lisation  of  Central  Government  working.

 Sir,  as  we  shall  soon  be  considering  the
 Demands  for  Grants  of  my  Ministry,  I
 would  not  like  to  touch  upon  other
 aspects  of  our  forcign  trade  and  our
 public  sector  agencies  at  this  juncture. I  may  assure  the  House  that  the  suggestions from  the  Hon’ble  Members  in  regard  to
 the  new  policy  and  the  working  of  my
 Ministry  will  always  receive  our  utmost
 simcere  consideration.  I  am  sure  that  the
 new  policy  based  on  various  suggestions made  by  the  Hon’ble  Members  earlier,
 s¢veral  deliberations.  studies  and  reports will  be  welcomed  by  the  House  and  the
 country.  Sir,  with  these  words,  with  your
 permission,  I  now  place  the  import  policy
 book  and  export  policy  book  on  the  Table
 of  the  House.  With  your  permission,  I
 may  only  say  that  so  far  there  used  to  be
 Import  Policy,  which  was  announced  on
 the  floor  of  the  House.  But  this  is  the
 first  time  when  I  am  coming  to  you  with
 the  Import  Policy  and  also  export  policy.
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 स्पीकर  साहब,  करीब  15  या  16  सदस्यों

 ने  मेरी  मिनिस्ट्री  के  बारे  में  विचार  रखे  हैं  भीर

 मेने  उन  के  विचारों को  बड़े  ध्यान से  सुना  है

 जो  सुझाव,  रचनात्मक  सुझाव,  मेरी  मिनिस्ट्री

 के  बारे  में  आये,  उन  के  बारे  में  एक-एक  करके

 तो  जबाब  नहीं  दे  सकता  हूं,  लेकिन  मैं  माननीय

 सदस्यों  को  यह  यकीन  दिलाता  हूं  कि  उन  सब

 को  #4  खुद  सुना  है,  सद  नोट  किया है  और

 मेरी  मिनिस्ट्री  के  अधिकारी  भी  यहां  मौजूद

 हैं,  उन्होंने  भी  उन  सब  बातों  को  नोट  किया  है..

 इसलिये  मैं  उन  पर  निजी  तौर  पर  ध्यान  दंगा  ।

 15°19  brs.

 [Dr.  SusHtta  Nayar  in  the  Chair).

 मैं  बहुत  से  मेम्बरान  का  मार  हैं,

 जिन्होंने  नेशनल-हाई-वे के  बारे  में  यह  चिन्ता

 जाहिर  की  है  कि  हम  को  इस  मद  में  ज्यादा

 माननीय  सदस्यों को  इस  वात  का  ध्यान है

 कि  जव  से  जनता  पार्टी  आई  है,  तब  से  हम  इस

 तरह  से  सड़कों  से  जाड़ा  जाए  ।  इस  में  शक  नहीं

 कि  हमारे  नेशनल  हाईवे  लगभग  21  हजार
 किलोमीटर थे  जो  अब  बढ़  कर  28,970

 किलोमीटर हो  गय  हैं  ।  यानी  उस  में  8,970:

 किलोमीटर के  आसपास  हम  बढ़ा पाण  हैं  ।

 आजादी  के  वाद,  लेकिन  फिर  भी  मैं  समझता

 हूं  कि  बहुत  गुंजाइश  है  और  क्त  से  मेम्बरान
 ने  जो  अलग  अलग  तौर  पर  नेशनल  हाईवेज

 में  एडीशनल  रोड्स  को  शामिल  करने  के  लिए
 सुझाव  दिये  हैं,  उन  पर  उचित  समय  पर  हम

 विचार  करेंगे  क्योंकि  इस  समय  धनराशि
 की

 किल्लत है  ।  असल  में  जो  पहली  प्रोपोज

 मंत्रालय  ने  पिछली  पंचवर्षीय  योजना  में  बनायी

 थी,  उसमें  6  हजार  किलोमीटर  सड़कों को

 नेशनल  हाईवेज में  मिलाने
 का

 सुआव  दिया
 था  लेकिन  वह  सुझाव एक  बार  योजना  आग
 के  मानने  पर  धनराशि की  कमी  के  कारण

 उस  पर  अमल  नहीं  हुआ
 और

 इम्फैसिस  दूसरी
 बातों पर  चला  गया  |  इसके  साथ  साथ  कोई
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 so.  nore  किलोमीटर  सेड  कजरे  में  सद

 गवर्नमेंट्स  से  सुझाव  आए  हैं  किशन

 को  नेशनल  हाईवे  में  शामिल  किया

 जाए,  लेकिन  में  समझता  हुं  और  जैसा  मैंने

 संकेत  भी  दिया  हैं  कि  इस  बात  को  मद्देनजर

 रखते  हुए  कि  हमारा  ज्यादा  ध्यान  गांवों  की

 तरफ  है,  गांवों  को  सड़कों  से  जोड़ने  की  तरफ

 है,  हम  पिछले  साल  में  नेशनल  हाईवेज  में

 कोई  खास  बढ़ोत्तरी  नहीं  कर  पाए  हैं  भौर

 इस  साल  का  भी  जो  बजट  है,  उस  में  भी  नहीं

 ले  पायेंगे,  लेकिन  फिर  भी  नेशनल  हाईवे

 पर  जो  हम  ने  1977-78 में  खर्चे  किया

 है  वह  76  करोड़  रुपया  है  जबकि  1976-77

 में  इन  पर  68  करोड़  रुपया  खर्च  हुआ  था

 कहने  का  मतलब  यह  है  कि  31  मार्च,  1978

 को  खत्म  होने  वाले  इस  साल  में  हम  ने  8

 करोड़  के  करीब  ज्यादा  खर्च  क्या  है  ।

 मेम्बर  साहबान  ने  कोस्टा  हाईवेज  का

 भी  काफी  जिक्र  क्या  i  सारे  मुल्क  में  जो

 हमारा  कोस्ट  है,  वह  5500  किलोमीटर

 के  करीब  है  लेकिन  इस  के  साथ  जो  सड़कें
 णवेनएबिल हैं,  उनमें  4300  किलोमीटर

 के  करीब  नेशनल  हाईवे  हैं  और  बाकी  स्टेट
 हार्ड वेज हैं,  उन  में  हम  इस  वात  का  प्रबन्ध

 करते  हैं  कि  किसी  न  किसी  तरह  से  हम  कोस्टा

 हाईवे  में  स्टेट  गवर्नमेंट  को  मदद  दें  जैसे

 गुजरात  मे  गुजरात  बनने  के  बाद  5.96

 करोड़  रुपये  के  करीब  के  कार्यों  की  मंजूरी
 दी  है,  तमिलनाड ुमें  भी  2.95  करोड़

 के  आसपास रकम  दी  है।  इसे  तरह

 नेशनन  हाईवे  न०  17  जो  हमने
 डिक केयर  को  है  और  महाराष्ट्र और  केरल
 और  दूसरे  जो  हिस्से  हैं,  उन  को  मिलाती  है--

 उस  को  1972  में  हम  ने  नेशनल  हाईवे

 डिक्लेयर  किया  था--उस  से  पहले  22  करोड़

 रुपये  हम  ने  इस  पर  खर्च  क्या  है  ।  तो  इस

 से  जाहिर  है  कि  कोस्टा  हाईवे  को  हम  ने

 निगलेक्ट  नहीं  किया  है  लेकिन  अब  भी  स्टेट

 गवन्नेमेंट्स  जहां-जहां  कोस्टा  हाईवे
 को

 मजबूत  करना  चाहती  हैं,  हम  उनके  ऊपर

 CHAITRA  13,  1900
 (SAKA)
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 पूरी  सहानुभूति  से  अवेलेबल  धनराशि  के

 मुताबिक  विचार  करते  रहेंगे

 नार्थ  ईस्ट  रीजन  के  कुछ  हमारे  साथियों

 ने  और  खास  तौर  से  श्री  श््णं  सिन्हा  ने  यह

 शिकायत  की  थी  कि  उस  हिस्से  को  नजरान्दाज

 किया  जा  रहा  है  ।  मैं  यह  मानता  हैँ  कि  वह

 पहाडी  इलाका  है  और  यह  भी  माननीय  सदस्यों

 को  मालूम  है  कि  उस  पहाडी  हिस्से  में  बरसात

 ज्यादा  होती  है  और  जहां  बरसात  ज्यादा  होती

 है,  वहां  सड़कें  जल्दी  खराब  होती  हैं  |  माननीय

 सदस्य  को  वह  भी  मालूम  है  कि  क्लाइमेट

 रिजर्व  में, इकोलॉजिकल रीजन्स  और  जिगोलो-

 निकल  रिजर्व  की  वजह  से  वहां  कुछ  ऐसे  हालात

 हैं,  जिन  के  कारण  वहां  खर्चा  ज्यादा  होता  है  ।

 वह  डिफीकल्ट वीरेन  हैं  और  इन  सब  बातों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  हम  ने  कुछ  ज्यादा

 रुपया  दिया  है  ।  अगर  एरिया  के  हिसाब से

 उस  पहाडी  हिस्से  को  लिया  जाए  तो  सारे

 मुल्क  का  वह  8  परसेंट  है  और  पापुलेशन  के

 हिसाब  से  देखा  जाए,  तो  3.5  परसेंट  वह

 हिस्सा  बनता  है,  लेकिन  नेशनल  हाईवेज  की

 लम्बाई  को  अगर  देखा  जाए,  तो  वह  नेशनल

 हाईवे  की  कुल  लम्बाई  का  8  परसेंट इस

 रीजन  में  है  और  पिछले  वर्ष  में  इस  नार्थ  ईस्ट

 रीजन  में  सब  मदों  की  सड़कों  पर  सारे  देश  की

 सड़कों  के  मुकाबले  में  12  प्रतिशत  खर्च  हुआ

 है।  फिर  भी  बार  बार  शिकायतें  आई  हैं  और

 कन्सलेटिब  कमेटी  में  भी  नाथ  ईस्ट  रीजन  की

 कुछ  शिकायत आई  थी.  फिर  भी  बार-बार

 शिकायतें आई  हैं  और  कन्सलेटिव  कमेटी  में

 भी  नाथे  ईस्ट  रीजन  की  कुछ  शिकायते आई

 थी 1  मेरी  कोशिश  है  कि  इस  सेवन  के  आद

 में  खुद  जा  कर  देखूं  और  सड़कों  के  जो  हिस्से

 खराब  हैं  या  जिनके  बारे  में  शिकायतें  हैं  उनके

 बारे  में  जा  करक  मैं  खुद  अन्दाजा  लगाना

 चाहता  हूं:
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 जहां  तक  रूरल  रोड्स  का  सवाल  है.  इनक

 बारे  म  हम  जो  प्लन  बनाने  जा  रहे  है  उसमें

 हमने  पिछले प्लान  से  बहुत  ज्यादा  पैसा  रखा

 है।  आप  देखें  कि  पिछले  प्लान  में  इन  रोड्स  के

 लिए  रखी  गयी  रकम  और  इस  प्लन  में  रखो

 गयो  रकम  में  कितना  भारी  कहे।  पिछने

 प्लान  में  रूरल  रोड्स  के  लिए  दो  सौ

 करोड़  रुपया  रखा  गया  था  लेकिन  इस  प्लान

 में  हमने  आठ  सो  करोड़  रुपये  रखेहैं  ।

 इससे  यह  जाहिर  हैकि  हमन  रूरल  रोड्स

 में  इस  प्लान  में  तीन  सौ  फोसदो

 रकम  बढ़ा  दी  हैं  :  हम  ऐसे  औ  इंतजाम  कर

 रहे  हैं  कि  1983  तक1500 और  अधिक

 को  आबादी  वाले  हर  गांव  को  हम  रोड्स  से

 जोड  दें  ।  इसी  तरह  से  जिन  गांवों  की  आवादी

 एक  हजार  से  पन्द्रह  सी  तक  है  उनमें  से  50

 फीसदी  गांवों  को  हम  सड़कों  से  मिला  दें  U

 यह  हमारा  प्लान  है  जिसके  लिए  हमने  आठ

 सौ  करोड़  रूपया  अपने  प्लान  में  रखा  है:

 जो  मुण्डा  और  अन्य  माननीय  सदस्यों

 ने  ट्राइबल  रोड्स  के  बारे  में  कहा  ।  पिछले

 प्लान  में  आदिवासी  क्षेत्रों  की  सड़कों  के  लिए

 करीब  सौ  करोड़  रुपये  के  आसपास  रखा  गया

 था  ।  माननीय  सदस्यों  को  जन  कर  खुशी

 होगी  कि  हमने  अपने  प्लान  में  जो  1  अधेड़

 से  शुरु  हो  गया  है,  तीन  सो  करोड  रुपया

 आदिवासी  क्षेक्रों  की  सडकों  के  लिए  रखा  है  t

 इतना  रुपया  हम  आदिवासी  क्षेत्रों  को  सड़कों

 पर  खां  करेंगे

 जहां  तक  नेशनल  हाईवेज  और  रूरल

 रोड्स  के  अलावा  इकोनोमिक  इम्पा टस,
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 और  इन्टर  स्टेट  रोड्स  का  सवाल,  है,  उनके

 लिए  पिछने  प्लान  में  18  करोड  रुपया  दिया

 गया था।

 SHRI  हू.  LAKKAPPA  (Tumkur):
 You  have  ordered  the  construction  of  the
 Kerala  diversion  project,  costing  Rs.  8
 crores.  And  the  contractors  have
 looted.

 SHRI  CHAND  RAM:  If  that  is  the
 case,  IT  can  ggo  there  and  find  out  the
 mistake.

 चेअरमैन  साहिबा  मैं  कह  रहा  था  कि

 इकोनोमिक  इम्पाट्स  की  और  इंटर  स्टेट

 रोड्स  के  लिए  पिछने  प्लान  में  18  करोड़

 रुपया  दिया  गया  था  ।  हम  नये  प्लान  में  इन

 सड़कों  के  लिए  59  करोड  रुपया  खर्च  करने

 जा  रहे हैं:  यह  रुपया  हम  स्टेट्स  को  इस  काम
 के  लिए  फाइनेंशियल  असिस्टेट  के  तौर  पर

 देंगे  ।

 चेअरमैन  साहिबा  इस  तरह से  आप
 देखेंगी  कि  सडकों  के  लिए  पिछने  प्लान  में

 1117  करोड़  रुपया  रखा  गया  था  वहां  हम
 अब  अगले  पांच  सालों  में  प्लान  के  अन्दर
 2183  करोड़  रुपया  खर्चे  करने  जा  रहे  हैं  t

 यानि  एक  हजार  करोड़  रुपये  को  वृद्धि  हमने

 रोड्स  के  लिए  अपने  प्लान  में  की  है  ।

 ्  &  माननीय  सदस्यों  को  एक  बात  बताना

 चाहता हें  कि  जैसी  कि जनता  पार्टी  की  पालिसी

 है,  उसके
 अनुसार  हम  ज्यादा  ध्यान  रूरल

 रोड्स  पर  दे  रहे  हैं  ।  इसके  साथ  मैं  यह  भी

 कहना  चाहता  हुं  कि  ये  जो  नेशनल  हाईवेज

 हैं  या  स्टेट  हाईवेज  हैं,  इनका  सारा  का  सारा
 काम  एग्जीक्यूटिव  करने  की  एजेंसी  हमारा

 राज्य  सरकारें  हैं  :  हमारी  मिनिस्ट्री  नेशनल

 हाईवेज  के  लिए  रुपया  देती  हैं  और  उसे  स्टेट
 गवर्नमेंट श्रपने पी० अपने  पो०  डब्ल्यू०  डी»  के  महक

 के  दारा  खर्चे  करती  हैं  ।  मैं  समझता  हैं  कि
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 इन  सड़कों  के  बारे  में  जहां-जहां  भी  शिकायतें  हों
 कि  माल  ठोक  नहीं  लगा  है,  सीमेंट  ठीक  नहीं
 लगा  है....  यह ध्यान  में  रखने  को  जरूरत

 है हूँ कि  जो  एक्जोक्यूटिंग  एजेंसीज  हैं  वे  स्टेंट

 गवर्नमेंट्स  हैं  ।  ट्रांस्पोर्ट  डिवलपमट  काउंसिल
 की  मीटिंग हई  थी  ।  जिस में  स्टेट  पी  डब्ल्यू
 डीज  के  मिनिस्टर  आए  थे  और  वे  उसके

 मेम्बर  हैं।  मैंने  वहां  सुझाव  दिया  था  कि  अगर

 हो  सकता  है  तो  ऐसा  प्रबन्ध  किया  जाए  ताकि

 जो  कांट्रेक्टर  हैं  उन  पर  डिपैंडैंस  कम  से  कम

 हो  और  उन  के  पास  काम  कम  से  कम  जाए  ।

 या  फिर  स्टेट  रोड  कारपोरेशन  बना  कर

 उसके  जारेये  काम  किया  जा  सकता  है।
 और  यह  भी  न  हो  सके  तो  डियार्टमेंटलो  काम

 किया  जा  सकता  है  मैंने  यह  भी  सुझाव  दिया

 था  कि  वाचडाग  कमेटीज  ओ  बनाई  जा  सकती

 है,  जो  नान  आफिशल  टों  और  वे  कमेटीज

 जोमेटीरियल  लगता  है  उसको  देखभाल  अच्छी

 तरह  से  कर  सकती  हैं  I

 कुछ  साल  हुए  बोर्डर  रोड्स  आर्गेनाइजेशन

 की  स्थापना  हुई  थी,  सरहदी  सड़कों  को  बनाने

 के  लिए  उसको  स्थापना  हुई  थो  -  उसको

 काफी  मजबूत  किया  गया  हैं  और  वह  तेजो
 से  काम  कर  सके,  इस  काबिल  उसको  बनाया

 गया है  उस  में  चालीस हजार  के  करीब

 एम्प्लायर  हैं  1  इस  में  34  पायो यि यर

 कम्पनियों  को  हम  परमानेंट  कर  चुके  हैं।
 उस  में  लगभग  5200  शेड्यूल  कास्ट  के

 और  400  शेड्यूल्ड  ट्राइब्ज  के  लोग  हैं  -  श्री

 पूर्ण  सिन्हा  ने  कहा  है  कि  पहले  इसका  हैड-
 क्वार्टर  रुड़की  में  था,  उस  के  बाद  वह  पूना

 में  चला  गया  है।  उनको  शिकायत है  कि  वहां

 रिकटमेंट  क्यों  होती  है,  मैं  कहना  चाहता हूं
 कि  हैडक्वाटर  टैम्पोरेरीली  तबदील  किया  गया

 है।  फिर  भी  मैंने  बोर्डर  रोड्स  आर्गेनाइजेशन
 के  हैड  को  कहा  है  कि  राइफल  एरिया  में  बोर्डर
 रोड  के  निर्माण  का  काम  होता  है  तो  रूट-

 मेंट  का  काम  दिल्ली  में  या  किसी  दूसरी  जगह
 ताजपुर  के  आसपास  हो  सकता  है  ।  वहां  पर

 इसका  प्रबन्ध  होना  चाहिये  ताकि  वहां  के
 लोगों  को  रोजगार  के  अवसर  मिल  सकें  ।
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 क्  कैज्युअल  लेबर  का  भी  जिक्रकिया  गया

 है।  चालीस  हजार  के  करीब  उनकी  संख्या  हैं
 सब  को  स्थायी  बना  दिया  जाए  तो  भत्ता,

 तनख्वाह  सभी  किस्म  को  चारों  देनी  लड़ेंगी  ।

 चूंकि  काम  पूरे  साल  का  नहीं  होता  है,  पूरे
 समय  का

 नहीं  होता  है।  जब  ऐसी  बात  है  तो

 सव  को  स्थायी  बना  दें  तो  हम  को  सब  खोजें

 देनी  पड़ेंगी  7  फिर भी  में  हमदर्दी से  गौर  कर

 रहा  हं  कि  कितने  और  आदमियों  को  स्थायी

 बनाया  जा  सकता  है  ।  सब  के  सब  को  स्थायी

 नहीं  वना  सकते  हैं  ।

 बांडी  लेबर  का  सवाल  भी  उन्होंने

 उठाया  है  |  उस  मामले  की  मैंने  थोडी  बहुत
 जानकरी  लेने  को  कोशिश  की  है,  जांच  उसकी

 करने  की  कोशिश  की  है  उन्होंने  बताया  है  कि

 तीन  महीने  हो  जाते  हैं  तो  बीच  में  दो  दिन  की

 छटी  उनको  दे  दी  जाती  है  यह  श्रनफेयर

 प्रेक्टिस है  जो  हो  रही  है  1  मैं इस  चीज  पर
 ध्यान  दे  रहा  हं  और  इसका  भी  देख  रहा  हूं
 और  जो  कुछ  भी  हो  सकेगा  करूंगा,  देखूंगा
 कि  कोई  रास्ता  निकल  आए  ताकि  श्रमिकों

 को  कुछ  फायदा  दिया  जा  सके  ।

 कई  पुलों  का  यहां  जिक्र  हुआ  है  ।  माननीय

 हैनरी  आस्टिन  साहव  ने  कोटा पुरम  ब्रिज

 का  जिक्र किया  है  I  मैं  उसके  बारे  में  इतना  ही

 कहना  चाहता  हुं  कि  वह  पन्द्रह  साल  से  पेंडिंग

 था  ।  करो  एक  इसका  एलाइनमेंट  होता  है
 और  कभी  दूसरा  स्टेंट  गवर्नमेंट  ने  जो  तजबीज

 दी  एक  खास  एलाइनमेंट  के  लिये  थी  ।  दूसरे
 साथियों  ने  एक  दूसरी  तजवीज  दी  ।  मैं  खुद
 मौके  पर  गया  हुं  और  मैंने  जाकर  देखा  है
 जाने  के  बाद  मैंने  अपना  विचार  जरूर  कुछ
 बनाया  है  गोथूरथ  गांव  के  लोगों  को  अलग  से

 एक  दूसरी  चैनेल  पर  ब्रिज  को  जरूरत  थी  ताकि

 वह  गांव  भी  बनने  वाले  कोटिपुरम  ब्रिज के
 साथ  जुड़  सके  ।  मैंने  वह  ब्रिज  अलग  से  राज्य

 सरकार  को  मंजूर  करने  को  कहा  है  ।  इसको

 मैंने  मुनासिब  समझा  ।  कुछ  एरिया  ऐसा है
 जो  बिल्कुल  अलग  जजीरा  रह  जाता  है।  उनको

 रास्ता  ही  नहीं  मिलने  वाला  है  इससे  ।  लेकिन
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 [ओ  चांद  राम]

 चुकी  स्टेट  गवर्नमेंट  ने  फिर  तजबीज  दोहराई
 है  मेरे  दुबारा  पूछने  पर  और  हमने  फिरसे

 टैक्नीकल  राय  ली  है  और  उस  सब  को  देखते

 हाउस  बात  का  फैसला  हआ  है  और  फैसले

 के  बाद  उनकी  आधारशिला भी  रख  दी  गई
 है।  जल्दी  वह  पुन  बन  जाएगा  ।  सोचने

 को  और  बात  है  ।  जो  छोटे  से  जौहरे  हैं  उनके

 SHRI  K.  P.  UNNIKRISHNAN
 (Badazara)  :  Is  ita  fact  that  you  will  lose
 crores  of  rupees  as  a  result  of  this?

 SHRI  CHAND  RAM  :  No,  it  is  not  a
 fact.

 SHRI  K.  ए.  UNNIKRISHNAN:
 What  are  the  revised  estimates  ?  Please
 tell  me.

 DR.  HENRY  AUSTIN  (Ernakulam):
 The  problem  is  that  the  length  would  be
 doubled  If  we  had  taken  the  original
 site  which  was  recommended  by  the
 technical  committee,  the  distance  would
 have  been  halved,  and  to  that  extent
 Rs.  8  crores  would  have  been  saved.
 Every  day  the  cost  is  going  up.

 SHRI  CHAND  RAM:  It  should  have
 been  taken  up  with  your  Government.
 You  have  your  Government  in  Kerala.

 SHRI  कट  LAKKAPPA:  There  are  alle-
 gations  that  the  diversion  from  one  place
 to  another  will  result  in  a  lossof  Rs.  8
 crores  and  thatthe  auchorities  have  played
 into  the  hands  of  the  contractors.

 SHRI  CHAND  RAM  :  Where  does  the
 contractor  came  in,  when  the  foundation
 stone  has  just  been  laid  and  tenders  have
 not  yet  been  invited  ?

 SHRI  K.  LAKKAPPA :  Why  do  you
 not  take  action  ?  There  is  some  suspicion.

 SHRI  CHAND  RAM:  What  is  the
 basis  for  th>  suspicion  >

 MR.  CHAIRMAN  :  My  suggestion
 is  that  you  may  please  let  the  Minister
 complete  his  reply.  After  that,  you  can
 ask  any  question,  but  if  you  keep  on  in-
 terrupting  him  all  the  time,  it  will  take
 him  much  longer  to  finishhisreply.  Please
 continue  your  reply.
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 शी  बाद  राम:  माननीय  हैनरी  आस्टिन
 ने  कोचीन  बाई-पास  और  कई  और  बात-पाइसेज

 का  जिक्र  किया  था,  तो  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि  कोचीन  बाई-पास  का  काम  पहले  शुरू

 हो  चुका  है  और  हम  फंड्स  दे  रहे  हैं  और  जल्दी

 से  जल्दी  उसको  बना  पायेंगे  ।

 SHRI  K  LAKKAPPA  :  You  are  evad-
 ing  facts.  They  are  looting  money,  they
 are  not  makingt  the  roads.

 शो  उग्रसेन  (देवरिया)  +  माननीय

 लक प्पा  ही  सब  पुल  लिये  जा  रहे  हैं,  कुछ  हमारे
 लिये  भी  छोडेंगे कि  नहीं  ?

 सभापति  महोदय  :  आप  शांत  होकर
 बैठिय े।

 श्री  चांद  राम:  माननीय  लक प्पा  ने  तीन

 चार  बातों  का  जिक्र किया  था  ।  एक  तो  उन्होंने

 कहा  कि  हमारे  देश  में  सरफेस  रोड्स  थोडी  हैं।

 उसका  मैं  जवाब  दे  चुका  हं,  आजादी  से  पहले

 हमारे  देश  में  3.88  लाख  किलोमीटर  रोड्स

 थीं,  लेकिन  उसके  बाद  1-4-78  पर  13.61

 लाख  किलोमीटर  राइस  हैं  I  लेकिन  चूकि  फंड्स

 का  ताल्लुक  है,  मैंने  भी  विदेशों  में  ऐसी  ऐसी

 सड़कें  देखी  हैं  जहां  चार  लेन  एक  तरफ  और

 चाहने  दूसरी  तरफ  और  बीच  में  डिवाइडर

 है  और  उससे  ग्लेयर  नहों  लगता  है।  हम  भी

 वाहन  हैं  कि  ऐसा  हो,  लेकिन  माननीय  लकप्पा

 साहव  हमसे  ज्यादा  शासन  में  रहे  हैं,  उनके

 देखने  की  बात थी  |

 जहां  तक  रोड  टैक्स  वसूल  करने  की  बात

 है  यह  कोई  नई  बात  नहीं  है।  यह  तो
 30

 साल

 से  वसूल  हो  रहा  है  और  इसमें  कोई शक  नहीं

 है  कि  रोड्स  से  जितना  टैक्स  वसूल  होता  है
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 उतनी रकम  सडक  पर  खर्च  नहीं  होती  2

 हर  मिनिस्ट्री  अगर  वह  यह  कहने  लगे  कि

 हमारी  मिनिस्ट्री  से  इतनी  आमदनी  है  वह
 सब  हम  पर  ही  खर्चे  होना  चाहिये  तो  इससे

 काम  नहीं  चलेगा  ।  मैं  मानता  हूं वि  1300

 करोड  रु०  से  ज्यादा  रोड  टैक्स  से  वसूल  होता

 है  लेकिन  इसका  मतलब  यह  नहों  है  कि  सारा

 रुपया  रोड्स  पर  ही  खर्चे  कर  दें।  और  अगर

 खर्च  करने  वाले  थे  तो  एक  साल  पहले  भी

 खर्च  किया  जा  सकता  था  ।  लेकिन  हमने  रूरल

 रोड्स  की  तरफ  ज्यादा  ध्यान  दिया  है  और

 मैंने  पहले  ही  किसी  माननीय  सदस्य  का  नाम

 न  लेते  हुए  संकेत  किया  था  कि  200  करोड

 से  बढ़ाकर  800  करोड़  रुपया  रूरल  रोड्स

 के  लिये  रखा है  ।  यह  जाहिर  करता है  कि  हम
 किसको  ज्यादा महत्व  देते  हैं  ।

 पोर्टल  के  बारे  में  हमारे  कुछ  साथियों ने

 बहुत  से  सुझाव  दिये  हैं  ।  हमारे  देश  में  10

 मेजर  पार्ट्स  हैं।  इनके  बारे  में  हमारी

 कोशिश  है  कि  जो  स्कीम  इनकी  बाकी  हैं,

 उन्हें  जल्द  पूरा  करें।  श्री  लकप्पा ने  परादीप

 पोर्ट  के  सेकंड  कार्गो  के  बारे  में  जिक्र  किया
 था  मैं  बताना  चाहता  हं  कि  मैं  खुद  भी

 परादीप  गया  था  और  मैं  समझता  हूं  कि  जल्दी
 ही  हफते,  दस  दिनों  में  हम  इस  स्कीम  को

 शायद  प्लानिंग  कमीशन  से  क्लीयर  करा

 पायेंगे  और  वह  स्कोर  जल्दी  मंजूर  हो  जायेगी,

 ऐसी  आशा  है।

 जहां तक  माइनर  पो र्ट्स का का  सवाल  है,
 जैसे  श्री  रवैया  जी  ने  कहा  कि  काकीनाडा,

 कार्रवाई  और  उडीसा  में  गोपालपुर,  गुजरात

 भें  सलाया,  जिसे  श्री  बिनोद  भाई  शेठ  ने  कहा,

 तो  इनके  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हं
 कि

 माइनर  पोटेस  स्टेट  गवर्नमेंट्स  का  सबजेक्ट

 है,  लेकिन  फिर  भी  सैंट्रल  गवरमेंट  माइनर

 पोटास  की  तरक्की  के  लिये  कुछ  देती  है  t  अभी
 भी  प्लानिंग  कमीशन  में  थिंकिंग  चल  रही
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 है  कि  माइनर  पोटास  के  लिये  कंपलीटली

 रुपया  सेंट्रल  गवर्नमेंट  से  न  दिया  जाये,  इसका

 इंतजाम  स्टेट  गवनेमेंट  करें,  लेकिन  मैंने  प्लानिंग

 कमोशन  को  लिखा  है  किस  बात  से  काम

 नहीं  चलेगा,  कुछ  न  कुछ  मदद  सैंट्रल  गवर्नमेंट

 को  तरफ  से  स्टेट  गवर्नमेंट  को  देनी  पडेगी  ।

 यह  चीज  अभी  चल  रही  है,  मैं  इसके  बारे
 में  औ  कुछ  नहीं  कह  सकता,  लेकिन  मेरी

 कोशिश  हैं  कि  माइनर  पोर्ट्स  की  डवलपमेंट

 के  लिये  सैंट्रल  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  कुछ
 रुपया  दिया  जाये  ।  मगर  यदि  प्लानिंग
 कमोशन  का  यही  फंसना  होगा  तो  मेरी  मज-

 वरी  होगी  ।  स्टेट  गवर्नमेंट  को  कहा  गया  है
 कि  माइनर  पार्ट्स  की  डेवलपमेंट  के  लिये  वह
 अपनी  प्लान  में  रुपया  रखें।

 कुद्रेमुख  के  बारे  में  यह  कहना  चाहता हूं

 कि  ड्यूल  के  हिसाब  से  हमारी  पोर्ट  की

 डेवलपमेंट  है  ।  मंगलौर  पर  शेड्यूल  के  हिसाब
 से  काम  चल  रहा  है  और  उसमें  हमें
 कोई  दिक्कत  नहीं  होगी  ।  जो  फर्स्ट  शिपमेंट

 का  टाइम  शेड्यूल  रखा  गया  है,  उससे  पहले

 हम  उस  को  तैयार  कर  देंगे,  इतना  में  सदस्यों
 को  यकीन  दिलाना  चाहता  हं  ।

 इसके  साथ  ही  मैंने  जब  डिफरेंट  पार्ट्स

 का  दौरा  किया  तो  कुछ  शिकायते  मुझे  मिलीं

 कि  कुछ  पोर्टल  में  कंजेशन  है,  भारी  भीड़

 है।  जैसे  बिनोद  भाई  शेठ  ने  कहा  कि  बम्बई
 की  पोर्ट  में  काफी,  कंजेशन  है  ।  उसमें  भी

 एक  नई  घटना हुई  कि  वहां  जो  हमारे

 पायलट्स  हैं,  उन्होंने  यूनिलेटरल  एक्शन  लिया।

 इस  एक्शन  के  बारे  में  अलग-अलग  मेम्बरान

 को  अलग-अलग  राय  हो  सकती  है  लेकिन

 एक-एक  पाइलट  को  3  से  4  हजार तक  तनख्वाह

 मिलती  है,  वह  हाईली  पेड  हैं  ।  इस  बारे  में
 देसाई  कमेटी  ने  कैप ला  किया  था,  उनके

 सामने  एक  तरह  से  एग्रीमेंट  इन्होंने  किया  था

 कि  हम  इस  हिसाब  से  काम  करेंगे कि  24

 घंटे  काम  परे  आने  के  लिये  तटयार  रहें  फिर
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 अगले  24  घंट  छुट्टी  करें इस  तरह  से  वह  काम

 लिया  और  कहा  कि  हम  8  घंटे  काम  करेंगे।

 डसी  कारण  यह  कंजेशन  हुआ  ।  हम  ने  एक

 मेम्बरों  कमेटी  भी  पण्प्वाउन्ट  कर  रखी  है,

 हम  चाहते  थे  कि  उस  कमेटी  की  रिपोर्ट  की

 इन्तजार  करते,  लेकिन  चूंकि  उन्होंने

 एकतरफा  एक्शन  ले  लिया,  गो-स्लो  पालिसी

 को,  अपने  हिसाब  से  बुकिंग  प्रबंध  8  घंटे

 किये  इसीलिये  बम्बई  पार्ट  में  कार्गो  जहाज  की

 कंसेशन  हुई  |  एक  स्टेज  ऐसी  थी  कि  वहां
 24,  25  जहाज  हुए,  फिर  आहिस्ते-आहिस्ते
 14  जहाज  हुए  ।  हमने  पाइलट्स  को  कहा

 कि

 नेशनल  इंटरेस्ट  में  यूनि लेट रल  एक्शन न

 लीजिये,  उन्होंने  पार्टिकल  तौर  पर,  आंशिक
 रूप  में  इस  बात  को  मान  लिया  कि  हमको-

 स्लो  नहीं  करेंगे  और  यानी  लेटरल  नहीं  करेंगे।

 अब  जिस  तरह  से  पहने  काम  करते  थे,  कुछ

 कुछ  उसी  तरह  से  काम  करना  शुरु  क्या  है।

 लेबर  मिनिस्ट्री ने  भी  कसी नेशन

 प्रोसीडिंग्ज  शुरू  की  हैं  t  मैं  चाहता  हुं  कि  वह

 लोग  भी  नेशनल  इंटरनेट को  देखें  और

 कसी ले शन  प्रोसीडिग्ज जो  चल  रही  हैं,  उससे

 बाहर  एकतरफा फैसला  न  करें।

 इसके  वा तू जद  भी  एक  पोजीशन हमारे

 सामने  आई  है,  कुछ  पोर्टल  ऐसे  हैं  जहां  कि

 कंसेशन  है  ।  कुछ  पोर्ट  ऐसे  हैं  जो  सटाई  हैं

 जहां  कार्गो  नहीं  मिलता  है।  इसके  लिये  फरवरी

 में  मैंन  3  दिन  की  बैरियर  इंटरस्ट  के  लोगों

 की  कान्केंस  बुलाई  थी,  उसमें  पोर्ट  ट्रस्ट  के
 चेयरमैन  भी  मौजूद  थे  और  जो  इसमें

 डन्टरेस्टेड  थे,  उनको  भी  बुलाया  था  ।  उसके
 डिस्कशन के  आधार  पर  एक  छोटी  कमेटी

 शी  बनाई  थी  कि  उससे  हम  रेशलाइजेशन आफ

 कार्गो  कर  सकें  ताकि  कोई  पोर्ट  यह  शिकायत
 न  करे  कि  हमारे  पास  लाने  और  ले  जाने  के

 लिये  माल  नहीं  मिलता  है  1  मैं  यकीन  दिलाना

 चाहता  हूं  कि  अब  तक  जो  यह  बात  थी  कि  कुछ
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 पोस्टेड  में  माल  ज्यादा  था,  कुछ  में  कम  था,

 कुछ  में  बिलकुल  नहीं  था,  तो  इस  बारे  में
 भी

 हम  कुछ  करने  वाले  हैं।

 जहां  तक  शिपिंग  का  ताल्लुक  है  माननीय

 सदस्यों  ने  बहुत  से  सुआद  दिये  हैं  और  इस  बात

 पर  चिन्ता  भी  प्रकट  की  है  कि  हम  ने  ज्यादातर

 जहाज  बाहर  से  खरीदे  हैं  -  माननीय  सदस्य,
 शआरी  विनोद  शेठ,  ने  गांधीजी  की  उक्ति  दी  है
 कि  बर्तानिया के  यार्ड  पल  रहे  हैं  और  हमारे

 खत्म हो  रहे  हैं  मुझे  अफसोस  है  कि  पिछले
 तीस  सालों  में  जो  भी  हुकूमत  रही,  उसने यह

 नहीं  सोचा  कि  किसी  वक्त  हमारा  देश  जहाज़

 बनाने  के  लिए  मशहूर  था  ।  तामिलनाडू के
 माननीय  सदस्य  ने  बताया  है  कि  हमारे  एक

 साथी  का  कुसूर  यह  था  उस  ने  अंग्रेजों  के

 मुकाबले  में  जहाज़  चलाया,  तो  उस  को  यातनायें
 दी  गई  1  हमारे  यहां  जालसाजी  को  नहों

 बढ़ाया  गया  |  मैं  समझता  ह्  कि  नेशनल

 इन्टरेस्ट  में  काम  करने  वाली  किसी  भी  गवर्नमेंट

 को  इस  की  तरफ  ध्यान  देना  चाहिए  था  |

 मुन्ने
 खेद  है  कि  हमारे  पास  जो  'फ़िगर

 be  उन  के  मुताबिक  372  जहाज़ों में  से  सिफ
 62  जहाज हिन्दुस्तान  के  बने  हुए  हैं  और  बाकी
 सब  जहाज  हम  ने  बाहर  से  खरीदे  हैं-ऐसे

 मुल्कों  भ्  खरीदें  हैं,  जो  छोटे  छोटे  झोर

 नेंडलाक्ड  कंट्रीस  हैं,  बल्गारिया,  थर्मोस-
 माविया  और  पोलैंड  वगैरह  ।

 ज्यों  ही  जनता  पार्कों  ने चार्ज  लिया,

 हम  ने  फ़ैसला  किया  कि  हम  सैल्फ-रिलायंस

 की  पालिसी  पर  चलेंगे  और  हमारी  कोशिश

 होगी  कि  हमें  जितने  जहाजों  की  जरुरत  होगी,

 हम  अपने  मुल्क  में  ही  बनायेंगे  |  कुछ  क्वाटंजें
 की  तरफ  से  इस  की  आपोजीशन  हुई  ।

 एक  मेम्बर  साहब  ने  कहा  हैं  कि  रिपोर्ट
 मे  सिफ  एक  शिपयार्ड का  जिक्र  किया  गया  है।

 चह  गलती  थी  ;  पता  नहीं  कैसे  हो, गई
 t
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 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  दो  नये  शिपयाडे
 बनाने  के  बारे  में  सोच  रहे  हैं--एक  हजीरा
 (गुजरात)  में  और  एक  पारादीप  (उडीसा)
 में।  इस  वेश  में  शिप  रिपेर्यारंग  की  व्यवस्था

 की  कमी  है  I  चूंकि  हमारे  जहाज़ों
 को  रिपेयर  यहां  नहीं  होती  है,  इस

 लिए  इस  काम  के  लिए  बाहर  बहुत
 वारेन  एक्सचेंज  खर्च  करना  पड़ता

 है।  हमारे  पास  अच्छे  शिप  रिपेयरिंग  यार्ड

 नहीं  हैं।  हमने  फ़ैसला किया है किया  है  कि  हल्दिया
 में अच्छे  पैमाने  पर  एक  शिप  रिपेयरिंग  यार्ड

 बनाया  जाये  शिप  वेल्डिंग  यार्ड  की  तुलना
 में  शिप  रिपेयरिंग  यार्ड  ज्यादा  रोजगार  देता

 है।  हम  सोच  रहे  हैं  कि एक-आध  और  शिप

 रिपेर्यारिग  यार्ड  इस  कोस्ट  या  उस  कोस्ट  पर
 बनाया  जाये,  ताकि  यह  काम  वारेन  कन्टीज़
 से  न  कराना  पड़े  |

 सब  को  मालम  है  कि  आज  हमारा  शिपिंग

 इंडस्ट्री--साफ़  हमारी  नहीं,  सारे  विष्य  की

 शिपिंग  इंडस्ट्री--एक  क्राइसिस  में  से  गुजर

 रही  है।  आप  को  सुन  कर  ताज्जुब  होगा  कि

 1973  में  पेट  260  था,  लेकिन  1977  में

 वह  90  रह  गया  और  अब  तो  वह  उससे  और

 भी  कम  हो  गया  है  ड्राई  कारगो  का  फ़ट

 1974  में  255  था,  लेकिन  आज  वह  सिफ

 90  रह  गया  है  -  इससे  आप  अन्दाज़ा

 लगा  सकते  हैं  शिपिंग  इंडस्ट्री  एक  क्राइसिस

 फ़ेस  कर  रही  है।  हम  कोशिश कर  रहे हैं
 कि  शिपिंग  डेवलपमेंट  फंड  से  प्राइवेट  और

 पब्लिक  सैक्टर  की  शिपिंग  इंडस्ट्री  की  मदद

 करें।  ओल कप्पा  ने  कहा  कि  शायद  प्राईवेट

 शिप-आओनर्ज  ज्यादा  हैं।  मैं  उन  के  इस  आम

 का  दूर  करना  चाहता  हूं।  आज  हमारे  कूल
 टनेज  में  से  54  परसेंट  पब्लिक  सैक्टर-र्शिपिग

 कार्पोरेशन  आफ़  इंडिया  आर  मुगल
 लाइन्ज़  के  पास  हैं।  46  परसेंट  प्राइवेट

 है  और  इस  मामले  में  वह  भी
 जो  उन

 का  ख्याल  था  कि  आज  हमारा  ट्रेड
 28  परसेंट  सिफ,  हमारे  जहाजों  से  ढोया
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 जाताहै,  घहभीठीक  नहीं  हैं  1  41.6

 परसेंट  जो  हमारा  ट्रेड  है  वह  हमारे  जहाजों
 से  लेजाया  जाता  है  ।  75-76%  यह
 34  परसेंट  था।  उससे बढ़  करता  यह
 41.692  होगया  है  1  और अब भी

 हमारी  कोशिश  है  कि  हम  इस  को  और

 बढ़ाएं।  जितने  हमारे  म्युचुअल  ऐग्रीमेन्ट

 होत ेहैं  उससे हम  इस  बात की  कोशिश  करते

 हैं  जैसे  आयरनऔओर  के  बारे में  सन  60  के
 अन्दर  जापान  के  साथ  ऐशग्रीमेन्ट  हुआ,  उस

 समय  जापान  को  जरूरत  थी  आयरन ओर  की

 लेकिन  पता  नहीं  किसतरहसे  उनकेसाथ

 यह  एलीमेंट  किया  गया  कि  जापान  वाले

 वह  आयरन  आर  अपने  जहाजों  से  ले

 जाएंगे,  हमारे  जहाज  उन  को  नहीं ले  जाएंगे,

 हम  ने  अपनी  तरफ  से  फिर  15  परसेंट  का

 एग्रीमेंट  था  उस  को  18परसेंट  किया

 और  आज  हम  उस  को  30  परसेंट पर
 ले  आए  हैं,  तमेर  एग्रीमेंट  को  मीडियाई

 किए  हुए  जापानी  बातचीत  के  द्वारा  हम

 उस  को  30  परसेंट पर  लाए हैं  कि  30

 परसेंट  हमारे  जहाजों  से  जायगा  ।  आज

 तो  आस्ट्रेलिया,  कनाडा  ये  काम्पीटीटिव

 रेट  पर  देने  को  तैयार  हैं  लेकिन  उस  समय

 सन्  हमें  सिर्फ  यही  मुल्क  था  जोआकिन

 भोर  दे  सकता  था  ।  लेकिन  अब  यह

 मैं  क्या  कह  सकता  हं  कि  उस  समय  जो

 ऐम्रीमेन्ट करन  वाले  एफ ओबी  या

 सी०आई०  एफ ०  उन्होंने  ऐसा  एग्रीमेंट  किस

 तरह  से  किया  1  मैं  यह  इत्तिला  माननीय

 सदस्यों  को  देना  चाहता  हें  कि  मैंने  प्राइम

 मिनिस्टर  को  लिखा,  कामों  मिनिस्टर

 को  लिखा,  इंडस्ट्रीज़  मिनिस्टर  को  लिखा

 और  दूसरे  भिनिस्टसं  को  लिखा,  कैबिनट

 में  बात  हुई  और  यह  तय  हुआ  कि  जहां

 तक  हो  कोशिश  इस  बात  की  हो  कि  जितने

 भी  एग्रीमेंट  वगैरह  हों  उनमे  माल  लाने

 ले  जान  के  लिए  इंडियन  बोस का  दस्ते-

 माल  किया  जाय  ॥
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 हम  यह  जानते  हैं  कि  जो  इंटरनेशनल
 लाइनर  कान्फ्रेंस हुई  उस  म फैसला

 हुआ  40-40-20  का  t  चह अमल में

 नहीं  आया  ।  लेकिन  वह  अंमलमें आ
 जाय  तो  40-40-20  लोहे  यानो जो

 “युचुअल  ट्रेड  आपस  का हो  उसम  ले  जान
 का  40  होजाना  है  मगर  उस  के
 बादलो  20  बच  रहता  है  उसके  भी  हमारा
 शेयर

 रह  जाता है,  वहभी  कोशिश  हो  तो
 तो  50परसेंट तक  जा  सकताहै  ।  लेकिन

 वह  तो  अमल  मे  नहीं  आता  क्यों  कि  बडे-बडे

 मुल्क  जो  हैं  जिन  कें  पास  टनज  ज्यादा  है  वे

 इस  बात को  नहीं  मानते।  लेकिन  हमारी

 गेरहाजिरो  में  होता  क्या  है  ?  बहुत
 से  जहाज  दसरे  मुल्कों  के  आते  हैं  और  हमारे

 पोर्ट्स  है  उन  से  मिल  कर  किसी  भी  प्राइस

 पर  बे  हमारे मुल्क  का  माल  ले  जाते  हैं।  उस

 से  हमारा  नुकसान  है  ।  कई  मुल्कों  ने

 ओटेक्शनिज्म का  ला  बनाया  है  ।  किसान

 किसी  तरीक ेसे  अमेरिका  तक  न  भी

 ओटेक्शनिज्म  का  लाव नाया  है  ।  हम
 अगर  यह  कोशिश करें  किहमभीयहला
 बनादें  और  हमारे  मनमें  आया  था  एक  बार
 कि  हम  भी  इसतरह  को  कोशिश  करें कि
 एक  ला  इसतरह का  बनायें  कि  हमारे

 मुल्क  सेजोमाल  जाएगा  यह  हमारे  जहाजों

 से  जायगा,  आने  वाले  परतौ  हमारा  वश

 नहीं  है  मगर  यहां  से  जाने  वाले  के  बारे  में

 वना  सकते  हैं,  लेकिन  उसमें  हमे  यह  बताया

 गया  कि  रिटैलिएशन  शुरू  हो  जायगा,

 दूसरे  मुल्क  भी  रिटैलिएशन  शुरू  करेंग  प्रौढ़

 उस  में  शायद  हम  को  नुकसान  हो ॥

 लेकिन  इस  मामले  पर  हम  बड़ी  कार  से

 विचार कर  रहे  हैं।  जहां  तक  प्राइवेट शिपिंग

 इंडस्ट्री  है  उस  को  भी  जिन्दा  रखने  और  उस

 की  मदद  करने की  कोशिश हम  कर  रहे  हैं  n
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 आज  हमारा  टन  आजादी  के  बाद  30

 गुना  बढ़ा  है  यानीजो उस  समय  मुश्किल
 से  1.92  मिलियन  जी०  आर०-टो०  था

 वह  आज  5.  कुछ  मिलियन  टन  जी०

 आर०  टी०  हो  गया है  |  30  टाइम्स

 हमारा  जीआरपी  बढ़ा  है  ।  लेकिन

 जो  छोटो-छोटी  कम्पनियां  है  बेआस  मुश्किल
 में  हैं।  आज मेंटिनेंस के  लिए  उन  के  पास

 कुछ नहीं  है,  कैश  फ्लो  उनके  पास  नहीं
 है  ।  फ़ेंके  रेट्स  काफी  लो  हो  गए  हैं।
 लेकिन  एक  बड़ी  खुशखबरी  की  बात  है  कि

 जहां  सारी  दुनियां  मेकई  शिपिंग  कम्पनियां
 बैक्रप्ट  हो  गईं,  आज  उन  को  माल  नहीं

 मिलता,  गेट  नहीं  [मिलता  बिलकुल  कोई

 गुडी  नहीं  मिलते  वहां  हमारा  कोई  ऐसा

 जहाज  नहीं  हैकि  जिस  को  गुडी  न  मिलते

 हों  1  हम  को  पेट  जरूर  कम  मिलता

 हैं  लेकिन  हमारा  कोई  ऐसा  जहाज  नहीं  हैकि

 जिसको  गुड्स  न  मिलते  हों।  हमारा  कोर्ड

 जहाज  ऐसा  कोई  नहीं  है  किजोलेआफ

 या  ले  डाउन  हुआ  हो  मैं

 इस  केबारे  मेअ्यादाकहूं  तो  उससे  कुछ
 फायदा  नहीं  हैं  ।  मैं  इतना  ही  यकीन
 दिलाना  चाहता  हूं  कि  हम  इसकेबारे

 में  चिन्तित  है  और  शिपिंग  इंडस्ट्री  को

 बहाल  रखने  केलिए  हम  पूरी  मदद  कर
 रहे  हैं।

 जहां  तक  बिजनेस  का  सवाल  है

 मेरे  पास  उस  में  जाने  के  लिए  समय  नहीं  है।

 बहुत  से  मेम्बरानने  कईब्रिजेनस  के
 बारे

 में
 सवाल  किए हैं  ।  उनके  बारेमें  मेरेपास
 जानकारी  है  ।  यातो  वेअंडरकंसिडरेशन

 हैं  या स्टेट  गव्नमेन्ट  ट्रस्ट  उन को  बना  रही

 हैं।  और  हम  उनको  चिट्ठियां  लिख

 रहे  हैं  कि जल्दी से  जल्दी  मुकम्मल  करायें।

 कभी  कभी  मैं  अगर  जाता  हू ंतो
 खास

 खयाल  रखता  कि  उन  ब्रिटेन  को

 देखने  जाऊं  ताकि  काम  में  तेजी  आ  सके।
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 जहां तंक  ब्रह्मापुत्र  से  सेकेन्ड  ब्रिज  का

 सवाल  है,  मैंने  अलग  से  बताया  था  और

 फिर  बताना  चाहता  हं  कि  ब्रह्मपुत्र

 पर  एक  पुल  गोहाटी  के  पब  में  सिल घाट

 के  पास  एन ईसी ने  बनाने  के  लिए

 एक  स्टेनो  करवाई  हैं  और  इस  रिपोर्टे

 पर  बह गौर  कर  रहे हैं  कि  किस ढंग  से

 उन०  ई०  सी०  इस  पुन  को  अगली  पंचवर्षोय

 योजना  सें  ले  सके  -  (व्यवधान)

 जहां  तक  स्वर्ण  रेखा  ब्रिज  का  सवाल  है,

 उस  के  लिए  काफी  रुपया  पहले  ही

 मिल  चुका  है  और  उस  के  लिए स्टेट  सीने-

 मेंट को  बराबर  लिख  रह  हँ  कि  उस

 को  जल्दी से  जल्दी  मुकम्मल  करायें।  और

 भी  कई  अ्रिजेज  साउथ  सें  हैं]  जैसे  कृष्णा

 पर  और  काली  पर  ।  वैतरणी का  भी

 जिक्र  किया  गया  ।  जहां  तक  बैनर णी  पर

 आनन्दपुर  के  पास  का  सयाल  है,  एको

 मामिक  उम्पार्टोम  के  मातहत  90  लाख

 रुपया  मंजूर  किया  जा  चुका  है  और

 हम  स्टेट  गवर्नमेंट  को  लिख  रहे  हैं  कि

 जल्दी से  जल्दी  उस  को  शुरू  कर  दें  ॥

 अगली  ब्रिज  पहले  से  हो  मंजूर  है आपको

 याद  होगा  मैं  खद  वहां  पर  गया  था  ।  नहां

 पर  ठेकेदारों  को  बुनियाद  के  शुरू  करन

 की  कुछ  समस्यायें  हैं  ।  इस  मामले  में

 मैंने,  जो  वहां  हगलीब्रिय  बोर्डे  के  सचिव

 हैं  उन  कोटहा  था  कि  इस  के  लिए

 आप  अल  से  एक  कांफिडेंट  चीफ

 इंजीनियर  दे  दें  ताकि  वह  होल  टाइम

 काम  कर  सके  1

 ्य  बसन्त  साठे  (अकोला):  बैतरणी  का

 बनाना  जनता  पार्टी  केलिए  बहुत  ज़रूरी  है।
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 MR.  CHAIRMAN  :  Wilf  you  piease
 address  the  Chair  ?  You  cannot  go  on
 havidg  a  conversation  between  yourselves
 like  this.  Please  speak  with  my  permission.

 SHRI  VASANT  SATHE  :  I  did  not
 want  to  refer  to  you  as  far  as  Baitarni  was
 concerned.  That  is  why  I  Interjected.

 att  चांद  राम  :  नेशनल  हाई  वे  ने०  6

 के  बारे  में  जो  कहा  गया,  उसको  हम  पहले

 ही  मन्जूर  कर  चुके  हैं  ।  श्री  बलवीर  सिह  ने

 सतलुज  के  ऊपर  किश्त  पुर  के  मुकाम  पर

 पुल  का  जिक्र  किया-उस के  लिये  2.5

 करोड  रुपये  की  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है  और

 स्टेट  गवर्नमेंट  से  कह  रहे हैं  कि  उस  को  जल्दी

 से  जल्दी  पूरा  करायें  ।

 आरी  रचैया  ने  मंगलौर  पोर्ट  का  जिक्र

 किया  और  कहा  कि  वहां  रिक्स  हैं,  उन  को

 ब्लास्ट  करने  में  दिक्कतें  आ  रही  हैं।  वहां  पर

 राक्स  निकल  आई  हैं,  यह  ठीक  है,  उन  को

 ब्लास्ट  किया  जा  रहा  है।  उम्मीद  है  जल्दी

 ही  मंगलौर  पोर्ट को  पूरा  करेंगे।  ....

 (व्यवधान)  eee

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  नेशनल

 परमिटस का  जिक्र  किया-क्सी  परमिट्स

 और  ट्रक  परमिट्स  का  जिक्र  किया  ।  मैं  समझता

 हं--अभी  तक  मैंने  इस  प्वाइंट  को  नहीं  छुआ

 था,  लेकिन  बतलाना  चाहता  हं-मैं  खुद

 इस  बारे  में  सोच  रहा  ह्  कि  नेशनल  परमिट्स

 को  बढ़ाया  जाय  |  5  हजार  से  8  हजार  तो

 हम  पहले  ही  कर  चुके  है,  कई  स्टेट्स  इन  को
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 यूटिलाइज कर  रही  हैं  और  कई  स्टेट्स

 ने  नहीं  किया  है।  कई  स्टेट्स  ऐसी  हैं,

 जिन  की  मांग  ज्यादा  है।  तो  जो  आधार

 बनाया  था,  उस  में  तबदीली  और  नेशनल

 मिसेस  के  बढ़ाने  पर  हम  विचार  कर  रहे  हैं।

 ट्रांसपोर्ट  डेवलपमेंट  कौंसिल  की  मीटिंग  जल्दी

 बुलाई  जायगी,  सारी  स्टेट्स  के  मिनिस्ट्री

 उस  में  होते  हैं,  उन  से  सलाह  कर  के  नेशनल

 परमिट्स  बढ़ाने  की  बात  की  जायगी  ।

 जहां  तक  ट्रस्ट  टैक्सिज  को  बान  है,

 कई  स्टेट  गवर्नमेंट  स  कहती  हैं  कि  हम

 यहां  से  नहीं  गुजरने  देंगे  और  दूसरी

 कहती  हैं  कि  हम  भी  नहीं  गुजरने  देंगे
 -

 यह

 कान्कर्रेंट  सब्जेक्ट  है,  लेकिन  इस  में  इस  तरह

 को  दिव वक नें  हैं  ।  मैं  यकीन  दिलाता  हं  कि  इस

 के  बारे  में  भी  हम  जल्दी  गौर  करेंगे  1  मैं  एक

 मोटर  वेहोकल्ज  अमेंडमेंट  बिल  ला  रहा  हं

 जिस  से  वी कर  सैकशन्ज,  शडयूत्ड  काइट्स

 और  शील्ड  ट्रा इब्ज के के  जो  लोग  हैं,  उनको

 इकोनामिक  वेनिफिट्स  में  भी  रिजर्वेशन

 दिया  जा  सके  ।  सर्विसेज  में  और  जो  पोलिटिकल

 रिजर्वेशन  है  वह  तो  मिलता  ही  है  लेकिन

 इकोनामिक  बेनिफिशल में  रिजर्वेशन  नहीं

 था  ।  वह  विन  यहां  पर  आयेगा  और  मेम्बरों

 की  सपोर्ट  मिलती  है  नो  शेडयूल्ड  कास्ट्स

 और  शड्यूल्ड  ट्राइब्ज  को  पापुलेशन  के  हिसाब

 से  न्यू  परमिट्स  में  रिजर्वेशन  दिया  जायेगा  t

 जहां  तक  नौकरियों  का  सवाल  है,

 हमने  मोहकम  के  हर
 हेड

 को
 हिदायत

 दे  दी  है  कि  टाइम-बाउंड फो ग्राम  बनाकर,  जो

 परसेंटेज  प्रेस्काइब्ड है  उसके  हिसाब  से

 रिजर्वेशन पूरा  किया  जा  rat  साहिबान
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 को
 शयद  मालूम  होगा  कि  हमारे  मुल्क  में

 पायलटेज  की  कमी  थी।  (व्यवधान)

 16  hrs.

 गयी  एस०  आर  दामानी  :  आपने

 शडयूत्ड  कास्ट  के  लिये  हिदायत  तो  दे  दी

 हैं,  लेकिन  यह  काम  हो  रहा  हैं  या  नहीं

 --यह भी  बतलाइये

 श्री  चांद  राम :  मैं  मेम्बर  साहबान  को

 यह  यकीन  दिलाता  हूँ--मेरी  कोशिश  है  कि

 जल्द से  जल्द  उन  के  रिजर्वेशन को  पूरा  किया

 जाय,  खास  तौर  से  मैं  लोअर  कटेंगरीर  में,

 कैटिगरीज 3  और  अ  में,  जहां  यह  शिकायत

 नहीं  है  कि  सू टेबिल  टेक निकल  क्वालिफाइड

 लोग  नहीं  मिलते  हैं,  उन  के  कोटे  को  जल्द

 से  जल्द  पूरा  कराना  चाहता  हुं  I

 मेम्बर  साहिबान  को  यह  जान  कर  खुशी

 होगी-डायरैक्टर  जनरल  आफ  शिपिंग

 को  जगह  पर  हम  ने  शैडयून्ड  कास्ट  के  आदमी

 को  निया  है  ।  पार्ट्स  पर--खास  तौर  से

 दस  पोर्ट  सके  चेअरमैन  मे,  एक  चेअरमैन  हम

 ने  शेडयूल्ड  कास्ट  का  लिया  है।  आप  को

 यह  जान  कर  भी  खुशी  होगी  कि  राजेन्दर-शिप

 जो  पायनलेट्सको ट्रेन  करता  है,  उस  में  पहले

 दो  सान  का  कोर्स  होता  था,  उस  को  अब  एक

 साल  का  कर  दिया  गया  है।  वहां पर  पहले

 125  आदमियों  का  इन-टेक  था,  उस  को  बढ़ा

 कर  250  कर  दिया  है  ।  इस  लिये  आप

 देखेंगे  कि  हमारी यह  कोशिश  है  कि  जहां-जहां
 भी  कोई  कमी  नजर  आये,  उस  को  हम  दूर

 कर  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आप  का  शुक्रिया.

 अदा  करता  हूं।  fie
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 DR.  HENRY  AUSTIN:  I  had  raised
 a  specific  point  about  the  sinking  and
 about  the  blasting  of  the  Lord  Willingdon
 dredger.  You  know  the  ship  sank  in  the
 mouth  of  the  Cochin  harbour.

 MR.  CHAIRMAN  :  You  ask  your  ques-
 tions,  one  atatime.  The  Minister  may
 please  make  a  note  of  the  questions:  I
 am  going  to  ask  them  all  to  put  their  ques-
 tions  one  by  one.

 DR.  HENRY  AUSTIN:  The  second
 point  I  would  like  to  raise  is  about  the
 super-tanker  that  was  in  Cochin.  I  had
 raised  this  matter  during  my  speech  and
 you  had  said  you  will  reply.

 SHRI  K.  LAKKAPPA  :  I  made  a
 reference  regarding  the  Paradeep  Port.
 In  the  Rajya  Sabha  you  answered  that
 after  verification  two  Union  leaders  will
 be  provided  places  on  the  Port  Trust  Board:
 I  had  also  incidentally  mentioned  thisin
 my  speech.  But,  even  after  verification
 by  the  Ministry  of  Labour—I  don’t
 know  whether  the  papers  are  with  you  or
 with  the  Secretary—why  have  these  two
 Labour  leaders  not  been  nominated ? This  has  not  been  completed.

 My  second  point  is  regarding  the  inter-
 State  permits..

 SHRI  CHAND  RAM :  Truck  permits?

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  No,  not  truck
 permits  but  for  tourists—to  promote
 tourism.  I  had  suggested  that  the  entire
 south  belt  has  been  completely  neglected
 —though  movement  is  there  by  roads  and
 all  that—and  that  you  should  therefore
 provide  more  facilities.  So,  will  you
 kindly  increase  the  number?  Instead  of
 50  it  should  be  roo.

 MR.  CHAIRMAN:  The  Minister  need
 not  reply  to  the  last  part?  it  is  a  sugges-
 tion  for  action.

 SHRI  K.  LAKKAPPA  :  I  only  sugges-
 ted  with  your  permission  and  I  have  put
 a  question.  He  should  answer  it.  Please
 direct  him  to  answer  it.

 SHRI  K.  P.  UNNIKRISHNAN  :  The
 question  that  was  raised  abut  the  Kot-
 tappuram  Bridge  on  National  Highway
 47  has  not  been  answered.  We  made  the
 allegation  that  this  new  bridge  will  bring
 about  not  only  a  change  in  the
 alignment  but  also  a  loss  to  the  tune
 of  Rs.  8  crores  to  the  Exchequer.
 Not  only  the  Kerala  Government  but
 ¢verybody’s  practical  advice  was  that  the
 bridge  should  be  where  it  was  sought  to
 be.  The  Minister  goes  to  Cochin  and
 Over-night,  the  whole  thing  is  changed.
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 That  is  the  allegation  and  he  has  not  rep.
 lied  to  that.  We  want  a  definite  and.
 positive  answer  to  that..  (Interruptions)

 SHRI  ANNASAHEB  GOTKHINDE'=
 (Sangli):  In  my  cut  motion  I  had  referred!
 to  the  need  to  augment  the  present  fleets
 of  Mughal  Lines  that  operates  on  the
 Konkan  coast.  That  has  been  complet-
 ly  neglected  by  the  Minister  in  his
 reply.  This  demand  should  be  readily
 acceded  to,  otherwise  it  is  causing  a  great
 harassment  to  the  persons  utilising  this.
 fleet.

 The  second  point  raised  by  me  in  my-
 speech  related  to  the  need  to  raise  the  quota.
 of  national  permits  for  public  vehicles  to.
 1000  permits  for  Maharashtra.  Nodoubt,
 the  Minister  is  thinking  and  he  is  trying:
 to  increase  the  number........

 MR.  CHAIRAN:  He  has  replied  to.
 that.

 SHRI  ANNASHEB  GOTKHINDE:
 He  has  not  replied,  it  is  my  cut  motion
 also........  (Interruptions)

 MR.  CHAIRMAN:  Must  he  reply  the
 way  you  want  him  to  reply?

 SHRI  K.  LAKKAPPA:  Yes;  he  is
 paid  salary;  it  is  not  that  easy.

 SHRI  ANNASAHEB  GOTKHINDE:
 There  are  many  States  which  are  not
 utilising  the  quota,  while  the  other  States
 want  that  to  be  increased.  The  Minister
 should  give  a  specific  answer  to  on  that.

 SHRI  क.  MAYATHEVAR:  In  India
 we  are  having  only  Shipyards  for  the
 construction  of  ships,  but  we  do  not  have
 Shipyards  to  carry  out  repairs  to  ships.
 We  are  spending  Rs.  25  crores.  Has  any
 specific  action  been  taken  in  this  regard?
 ett ee  (Interruptions)

 at  उग्रसेन  :  मैं  यह  काहना  चाहता  हूं

 कि  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  को  मिलाने के

 लिए  आज  से  दो,  तीन  वर्ष  पहले  विगत  सरकार

 ने  छतौना  वगहा  पर  एक  पुल  बनाना  शुरू

 किया  था  और  उस  पर  डेढ़,  दो  करोड़  रुपया

 खर्चे  भी  हो  चुका  है।  इस  पुल  की  बात  इस
 सदन  में  हमारे  लायक  दोस्त  श्री  गेंदा  सिह

 किया  करते  थे  और  उस  के  पीछे उन  का

 नाम  जुड़ा  हुआ  है।  आज  ये  हमारे  बीच  में

 नहीं  हैं।  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  जब  उस  पुल

 का  शिलान्यास  करने  के  लिए  गई  थीं,  तो.
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 [ि  उपसेना]

 वह  बेचारे  ओ  यहां  पर  गये  थे  7  उस  पुल

 पर  डेड,  दो  करोड  रुपया  खर्च  हो  गया  है

 लेकिन  अभी  वह  रुका  पडा  है  ।  अगर  वह  पुल
 बन  जाता  है,  तो  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार,

 दोनों  प्रदेशों  को  उस  से  लाभ  होगा  ।  इसलिए

 मेरी  मंत्री जी  से  यह  प्रार्थना है  कि  छतोनी

 और  बगहा  वाला  रेल  पुल  जल्द  से  जल्द  बना
 दिया  जाए  ।

 श्री  रमापति  सिह  (मोतीहारी)  :  मैं

 भी  मंत्री  जो  से  यह  कहना  चाहना  हं  कि

 पटना  से  हाजीपुर  पर  जो  रोड  ब्रिज  बन  रहा

 है,  उस  को  भो  जल्दी  पूरा  किया  जाए  ।  उस

 के  कार्य  बन  गये  हैं  और  आधा  काम  पुल  का

 बानो  है  ।  पैसे  की  कमो  के  कारण  काम  रूका

 है  इसलिए  उस  पुल  को  भो  जन्म  से  जल्द

 पूरा  किया  जाए  क्योंकि  वह  साऊथ  और  नार

 विस्तार  को  कनेक्ट  करने  वाला  पुन  है  ।

 SHRI  PRASANNBHAI  MEHTA
 (Bhavnagar)  :  During  the  course  of  the
 reply  the  hon  Minister  mentioned  about
 purchase  of  ships  from  Yugoslavia  and
 stated  that  they  have  now  decided  not
 to  purchase  ships  from  abroad  but  to
 depend  upon  indigenous  ship-building
 yeards....

 MR.  CHAIRMAN  :  Please  ask  your
 question.  Please  do  not  try  to  make  a
 speech.

 SHRI  PRASANNBHAI  MEHTA  :  I
 do  not  want  to  make  a  speech,  but  I  want
 to  give  the  background  because  he  has
 ‘mentioned  about  it.

 MR.  CHAIRMAN  :  No  background.
 Please  ask  the  question  in  30  seconds  or
 one  minute.

 SHRI  PRASANNBHAI  MEHTA  s:
 The  Minister  said  that  the  giant  carriers
 we  purchased  from  Yugoslavia  were

 ‘losing  as  soon  as  they  were  sea-borne,
 The  House  was  told  that  they  are  thinking
 of  disposing  of  these  ships.  I  ask  whether
 these  ships  are  still  losing  money,  who  are
 etsponsible  for  their  purchase  and  whether
 hese  ships  have  been  disposed  of.
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 SHRI  PURNA  SINHA  (Tezpur)  :
 I  wanted:  to  know  whether  the  govern-
 ment  will  take  up  the  construction  of  the
 Silighat-Tezpur  bridge  over  the  Brah-
 maputra.  About  50  lakhs  of  people
 are  living  on  the  north  bank  and  150
 lakhs  are  living  on  the  south.  This
 bridge  is  a  must  for  these  people.  I
 have  also  said,  let  them  charge  Rs.  10  per
 vehicle  and  one  rupee  per  pedestrian.
 You  will  be  able  to  recover  the  whole
 cost  in  5  years.  The  cost  of  the  bridge
 is  only  Rs.  27  crores.  I  want  a  cate-
 gorical  assurance  from  the  Minister
 that  it  will  be  taken  up.

 आ  हुकम देव  नारायण  यादव  (मधुबनी)  |

 सभापति  महोदय,  बिहार  में  एक  लिट्टोरल

 रोड्स  प्रोजेक्ट  पर  काम  चलन  रहा  है।  इस

 प्रोजेक्ट  के  अन्तर्गत  एक  सड़क  दिल्लो  से,

 लखनऊ  होते  हुए  असम  जाता  है  ।  इस  सडक

 पर  काम  रूका  पडा  है  ।  दरभंगा  एरोड्रोम

 तक  जाकर  यह  सड़क  रूकी  पडी  है  ।  मंत्री

 जी  इस  सड़क को  जल्दी  से  जल्दी  पूरा  करवाएं
 जिससे  दिल्लो  से  असम  जाने  में  सुविधा

 हो  ।  यह  सोमांत  सड़क  परियोजना  जल्दी

 परी  होनी  चाहिए,  यह  अभी  आधा  पडी

 हुई है  t  मंत्री  जी  इस  सड़क  के  लिए  पैसा  दें

 MR,  CHAIRMAN:  The  hon,  Minister.

 SHRI  VASANT  SATHE  :  I  am
 raising  my  hand  for  a  long  time.

 Madam  Chairman,  our  ships  are  sink-
 ing.  It  is  an  important  thing.  Our
 ships  have  sunk.  स  Chandragupta
 has  sunk  due  to  lack  of  maintenance.
 How  many  ships  of  the  Indian  people
 have  sunk  during  this  recent  period  ?
 Are  you  going  to  wait  till  the  entire
 Janata  ship  sinks  ?  What  are  you  going
 to  do  to  prevent  such  things  ?

 MR.  CHAIRMAN  :  The  hon.  Minister.

 SHRI  छ.  RACHAIAH  (Chamara-
 janagar)  :  With  regard  tomy  question
 about  Karwar,  it  has  not  been  replied
 by  the  Minister.  The  Norwegian  team
 has  prepared  a  project  report  and  sub-
 mitted  it  to  the  Ministry  for  establish-
 ment  of  a  marine

 design
 research  station.

 I  want  the  Ministry  to  locate  it  at  Karwar
 because  the  Norwegians  are  already
 having  the  fishery  development  centre
 there.

 SHRI  CHAND  RAM  :  It  is  a  minor
 port.
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 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  (Delhi
 Sadar)  :  I  have  to  ask  a  question  with
 your  permission  and  not  without  your
 Permission.

 MR  CHAIRMAN  :  Let  him  reply.
 The  hon  Ministers

 wt  गांव  राम  :  जहां  तक  लाड  वेलिंग्टन

 के  डूबने का  सवाल  है,  यह  जहाज  1926

 में  खरोदा  गया  था  ।  वह  इतना  पुराना  हो

 चुका  था  कि  इसको  स्क्रेप  करने  को  लिस्ट

 पर  रख  दिया  गया  था  लेकिन  स्क्रेप  होने  से

 पहले  ही  वह  डूब  गया:

 DR  HENRY  AUSTIN  :  You  cannot
 say  that...

 MR  CHAIRMAN  :  If  you  repeatedly
 interrupt  him,  I  will  not  allow  it.

 DR  HENRY  AUSTIN  :  It  is  a  matter
 of  great  importance.  This  is  not  a  proper
 reply  as  to  how  it  has  sunk.  You  cannot
 say  that  it  is  a  scrap.  What  are  the
 circumstances  under  which  0८  ship
 sank  ?

 SHRI  CHAND  RAM  :  But  you  do
 not  have  the  patience  to  listen.

 MR  CHAIRMAN:  I  request  the  House
 to  please  co-operate.

 DRI  HENRY  AUSTIN :  Weare  co-
 operating.

 MR.  CHAIRMAN :  Mr  Austin,  you
 are  very  well  aware  that  this  is  not  the
 way.  You  cannot  have  2  dialogue
 with  the  Minister.  He  says  one  thing
 and  you  say  another  thing.  It  goes  on  and
 on,  You  have  had  your  say.  He  will
 give  the  reply  and  there  should  not  be
 any  interruptions.  He  may  be  as  brief  as
 possible.

 (Interruptions)

 MR.  CHAIRMAN  :  You  can  raise
 a  separate  discussion,  if  you  want.  But
 I  will  not  allow  this  kind  of  repeated
 interruptions.  This  is  no  way.

 आओ  बाद  राम :  विलिंग्डन  जहाज  जो

 दबा  है  उसके  बारे  में  हम  इनक्वायरी  करा

 रहे  है।  जहां  तक  बर्क  का  सवाल  है  चेयरमैन

 पोर्ट  ट्रस्ट  ने  यकीन  दिलाया  है  कि  उन  लोगों
 को  इधर  उधर  किसी  काम  में  लगा  दिया

 जाएगा  ।
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 जहां  तक  टूरिस्ट  टैक्सिज  का  सवाल

 है  हर  स्टेट  को  पचास  पचास  दी  गरई  थीं--

 (Interruptions)

 MR.  CHAIRMAN  :  Mr.  Lakkappa,.
 no.  I  will  not  allow  you  to  speak  again,

 (Interruptiens)

 MR.  CHAIRMAN  :  I  will  request
 you  to  please  listen  in  silence.  You.
 are  not  to  interrupt  him.....

 (interruptions)  No.

 DR.  HENRY  AUSTIN  :  On  a  point
 of  order.

 MR.CHAIRMAN  :  What  is  the  point:
 of  order  ?  )

 DR.  HENRY  AUSTIN  :  He  was
 answering  my  second  question.  My.
 second  question  was,  what  happened  to
 the  Super  Tanker  Berth,  Cochin.  He
 is  talking  about  taxis.  Super  Tanker
 Berth  has  nothing  to  do  with  the  taxis.
 It  is  a  big  project.

 Interruptions

 MR.  CHAIRMAN  :  What  is  this  ?
 This  is  no  point  of  order.  This  is  an

 interruption.  It  is  unfair  to  the  House.
 You  are  being  very  unfair  to  the  House, .
 Mr.  Austin,  by  getting  up  again  and
 again  and  interrupting.

 Please,  may  I  request,  the  indulgence
 of  all  of  you.

 DR.  HENRY  AUSTIN  :  I  have  always
 becn  co-operating.

 MR.  CHAIRMAN  :  But  to-day  some-
 thing  has  gone  wrong  with  you.

 DR.  HENRY  AUSTIN  :  You  have  been:
 very  unfair.  I  request  you  to  withdraw
 all  those  comments.  I  put  a  very  valid
 question.  You  understand  me.  You
 cannot  form  an  opinion  like  this.

 What  I  said—I  want  an  answer  to
 the  question—what  happened  to  the
 Super  Tanker  Berth  ?  But  the  Minister
 is  answering  about  the  tourist  taxis.
 What  is  this  ?  And  you  are  supporting
 the  Minister  instead  of  supporting  me.
 Where  is  your  sense  of  justice?  (inter-
 ruptions)

 You  are  a_  highly  honourable  and
 respectable  lady-a  follower  of  Mahatma:
 Gandhi.  Thatis  a_  different  matter.
 I  wanted  a  specific  answer  to  my  question,



 347  D.G.  1978-79—

 MR.  CHAIRMAN  I  want  all  of
 you  to  please  understand-the  function
 of  the  Chair  is  to  let  you  ask  a  question,

 sto  let  him  reply.

 (Interruptions)

 MR.  CHAIRMAN  :  What  is  this  ?
 ‘This  is  very  wrong.

 4
 SEVERAL  HON.  MEMBERS  :  Proper

 reply.

 MR.  CHAIRMAN  :  You  do  not  let
 me  speak.  What  is  this  ?  This  is  very
 wrong.  Now  I  want  you  to  understand

 -further.  If  you  are  not  satisfied  with
 the  reply,  it  is....

 (Interruptions)

 If  you  are  not  satisfied  with  the  answer,
 -there  are  ways  in  which  you  can  raise  that
 ‘issue  separately.  But  you  cannot  havea

 debate  and  a  dialogue.  You  say  one
 thing.  He  says  one  thing.  You  _  raise
 it  again.  That  will  not  be  allowed.
 Mr.  Chand  Ramji,  will  you  be  as  brief
 as  possible  and  finish  and  may  I request
 all  of  you  with  folded  hands  not  to  please
 interrupt  him.

 SHRI  VASANT  SATHE  :  On  a  point
 of  order.

 MR.  CHAIRMAN  :  What  is  the  point
 of  order  ?

 SHRI  VASANT  SATHE  :  The  point
 of  order  is  that  it  is  the  duty  of  the  Chair,
 when  a  question  is  asked,  if  the  question
 is  relating  to  tankers  then  the  duty  of
 the  Chair  is  to  see  that  the  answer  is
 relating  to  tankers  and  not  to  taxis.

 (Interruptions)

 MR.  CHAIRMAN  :  All  right,  I  have
 ‘heard  you.  Will  you  please  take  your

 seat  ?

 (Interruptions)

 SHRI  VASANT  SATHE  :  This  is
 a  point  of  order.

 MR.  CHAIRMAN  :  This  is  no  point
 of  order.

 SHRI  VASANT  SATHE  :  Under  the
 rules,  the  Chair  has  to  regulate  the  pro-
 ceedings.  How  will  you  regulate  if  the
 answer  is  quite  contrary  to  the  question
 and  not  relevant  ?  That  is  the  duty  of

 ‘the  Chair.  I  am  just  reminding  you.

 MR.  CHAIRMAN  :  I  wish  to  submit
 that  no  hon’ble  Member  is  going  to  teach

 -the  Chair  as  to  what  the  duties  of  the
 Chair  are.  (Interruptions)
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 SHRI  VASANT  SATHE  :  I  do  not
 want  to  teach  you  anything  at  all.  I
 want  to  draw  your  attention.

 MR.  CHAIRMAN  The  point  of
 order  is  irrelevant  and  out  of  order.  I
 ask  the  Minister  to  reply  in  brief.

 SHRI  VASANT  SATHE  :  You  can
 rule  me  out  of  order  but  how  can  you
 throw  away  the  rules  book.  You  may
 please  see  the  rules.  It  is  your  bounden
 duty  to  regulate  the  proceedings.

 आ  चांद  रास :  चेयरमन  साहिबा,  मैं

 बडा  हैरान  हुं  कि  खामख्वाह  एक  बात  को  बढ़ाया

 जा  रहा  है।  माननीय डा०  हैनरी  आस्टिन

 ने  जिक्र  किया  था  “लौड  व्लिंग्डन”  वैसल

 का,  और  यह  कहा  था  कि  वह  डब  गया,
 मजदूर कहां  जायेंगे?  सेरा  कहना  है  कि  चेयरमेन

 पोर्टट्स्ट ने  कहा  है  कि  उन  मजदूरों को दूसरे को  दूसरे

 फ्लोटिंग  वैसृप  में  लगा  देंगे

 माननोय  लाकप्पा  नेट्रिस्टर्टैक्सीज़  की

 ज्यादा  मांग  की  थी  अपने  स्टेट्स  में  बटाने

 के  लिये।.....

 Shri  K  LAKKAPPA  :  I  did  not  ask
 about  Caxis  but  about  tourist  buses.

 SHRI  CHAND  RAM  :  Even  in  the
 case  of  tourist  buses  you  have  to  take
 the  permit.

 MR.  CHAIRMAN  :  I  would  request
 the  hon’ble  Minister  not  to  take  notice
 of  the  interruptions  and  only  answer
 the  question  in  brief.

 at  चॉंद  राम  :  मैंने  सभी  मेम्बरान  के

 पॉइंट्स  नोट  कर  लिये  हैं,  हरएक का  जवाब

 देने  में  काफी  समय  लगेगा  t  अगर  मेम्बरान

 चाहते  हैं  तो  मैं  उनका  अलग  अलग  जवाब

 भेज  दूंगा  t

 MR.  CHAIRMAN  :  I  shall  now  put
 all  the  cut-motions  to  the  vote  of  the
 House  together  unless  any  hon’ble  Mem-
 ber  desires  that  any  of  his  cut  motions
 be  put  separately.

 SHRI  ANNASAHEB  GOTKHINDE  :
 I  seek  leave  of  the  House  to  withdraw
 my  cut  motions  No.  6  and  7.
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 ‘Cut  motions  Nos.  6  and  7  were,  by  leave,
 withdrawn.

 MR.  CHAIRMAN  :  I  shall  now  put
 cut  motions  Nos.  3  to  5,  8,  9,  10,  16  and
 17  to  the  vote  of  the  House.

 Cut  motions  Nos.  3  to  5,8,  9,  10,  16  and  17
 were  put  and  negatived.

 MR.  CHAIRMAN  :  I  shall  now  put
 the  Demands  for  Grants  relating  to  the
 Ministry  of  Shipping  and  Transport  to
 the  vote  of  the  House.  The  question  is  :

 “That  the  respective  sums  not  ८
 ceeding  the  amounts  on  Revenue
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 Account  and  Capital  Account
 shown  in  the  fourth  column
 of  the  Order  Paper  be  granted
 to  the  President  out  of  the
 Consolidated  Fund  of  India  to
 complete  the  sums  necessary  to
 defray  the  charges  that  will
 come  in  course  of  payment  during
 the  year  ending  the  31st  day  of
 March,  1979,  in  respect  of  the
 heads  of  demands  entered  in  the
 second  column  thereof  against
 Demands  Nos.  75  to  78  relating
 to  the  Ministry  of  Shipping  and
 Transport.’’

 The  motion  was  adopted.

 Demands  for  Grants  1978-79  in  respect  of
 His  oid

 of  Shipping  and  Transport  voted  by
 Lok  Sabha

 No.  of  Name  of  Demand  Amount  of  Demand  for  Grant  Amount  of  Demand  for  Grant
 ‘Demand  on  account  voted  by  the  voted  by  the  House

 House  on  16-3-1978

 1  2  3  4

 Revenue  Capital  Revenue  Capital
 Rs.  Rs.  Rs.  Rs.

 MINISTRY  OF  SHIPPING  AND  TRANSPORT

 75  Ministry  of  Shipp-
 ing  and  Transport  50,83,000  2,54,17,000

 76  Roads

 7  Ports,  Lighthouses

 17,08,68,000

 and  Shipping  6,66,05,000

 78  Road  and  Inland
 Water  Transport  12,09,000

 16,39,42,000

 32,61,50,000

 85,43,40,000  81,97,07,000

 32,66,57,000  163,07,48,000

 1,63,00,000  60,46,000  8.15,00,00

 अर.  CHAIRMAN  :  Before  we  take
 up  th:  D:nanils  for  Grants  of  the  Minis-
 try  of  [ifo-  nation  and  Broadcasting,  the
 hon’ble  Minister,  Shri  L.K.  Advani
 wishes  to  mak:  a  statement  regarding
 the  reported  fire  in  Noordarshan  studios
 Of  Srinagar  station.

 16.25  hrs,
 STATEMENT  RE.  FIRE  IN  DOOR-
 DARSHAN  KENDRA  IN  SRINAGAR.
 THE  MINISTER  OF  INFORMATION

 AND  BROADCASITNG  (SHRI  L.K.
 ADVANI)  :  Madam  Chairman,  I  would
 like  to  inform  the  House  that  according to  information  available,  a  fire  broke
 out  in  Srinagar  Television  Studios  at
 about  1°15  A.M.  this  morning.  The  fire
 lasted  upto  about  4°30  this  morning.
 The  main  studio  has  been  affected  serious-
 dy  by  the  fire  and  the  adjoining  control
 Toom  and  technical  areas  have  also  been
 ‘damaged.

 The  Security  Guard  and  the  Chowki-
 dar  on  duty  acted  immediately  and  the
 fire  fighting  and  Police  Services  of  the
 State  were  at  the  Centre  within  five
 minutes  of  being  informed.

 The  Office  block  of  Doordarshan,
 Srinagar  was  not  affected  by  fire.

 The  Director  General  and  the  Chief
 Engineer,  Doordarshan  have  already
 reached  Srinagar.

 Improvised  arrangements  are  being
 made  at  the  transmitter  to  carry  on  with
 programme  transmission.

 The  full  extent  of  the  damage  done  by
 the  fire  and  its  cause  are  not  yet  known.

 SHRI  K.  LAKKAPPA  (Tumkur)  :
 You  have  not  assigned  the  reasons.  I


